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 Title:  Regarding  regularization  of  unauthorized  colonies  in  Delhi.

 श्री  लाल  बिहारी  तिवारी  (पूर्वी  दिल्ली)  :  अध्यक्ष  महोदय,  दिल्ली  में  अनोथराइज्ड  कालोनियों  की  एक  जटिल  समस्या  खड़ी  है,  लगभग  30-40  लाख  लोग
 अनधिकृत  बस्तियों  में  रहते  हैं।  कालोनियों  को  पास  कराने  का  मामला  बहुत  दिनों  से  चला  आ  रहा  है।  कोई  भी  नागरिक  सुविधाएं  उन्हें  नहीं  मिल  पा  रही  हैं।  हम  वहां  से
 3-3  बार  जीतकर  आये  हैं,  लेकिन  यहां  तक  कि  एम.पी.लेड.  फंड  से  हम  वहां  पर  नाली,  बड़ंज  और  गंदे  पानी  की  निकासी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  हैं,  जबकि
 इन  लोगों  ने  हमें  वोट  दिया  है।  हमें  जानकारी  मिली  तो  हमें  बड़ी  खुशी  हुई  कि  आपने  प्रधानमंत्री  जी  से  मिलकर  दो  करोड़  को  बढ़ाकर  तीन  करोड़  किया  है,  हमें  लगता
 है8€]  (व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदय  :  किया  नहीं  है,  मैंने  उनसे  विनती  की  है।

 श्री  लाल  बिहारी  तिवारी  :  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है।  आपने  किया  है  तो  हमें  उम्मीद  है  कि  हो  ही  जायेगा।  इससे  हमें  बहुत  खुशी  हुई,  उसे  आप  ठीक  करिये।  लेकिन
 मेरा  यह  कहना  है  कि  जिस  जगह  से  हम  जीतकर  आ  रहे  हैं,  जो  हमारे  मतदाता  हैं,  उन  कालोनियों  में  सुविधाओं  के  लिए  हम  एम.पी.लेड.  से  अपना  पैसा  खर्च  नहीं  कर
 पा  रहे  हैं।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  इसकी  इजाजत  हमें  दिलाई  जाये,  क्योंकि  कालोनियों  में  30-40  लाख  लोग  रहते  हैं  और
 अधिकांश  हमारे  मतदाता  हैं।  हमें  इजाजत  नहीं  मिलने  से  लोगों  को  बहुत  परेशानी  रही  है।  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  आप  निर्देश  दें  कि  हमें  वहां  काम  करने
 की  इजाजत दी  जाये।

 SHRI  PRIYA  RANJAN  DASMUNSI  :  Sir,  |  would  like  to  intervene  for  a  minute.  We  have  come  to  know  through
 newspapers  that  the  Minister  of  Urban  Development  and  Poverty  Alleviation,  Shri  Ananth  Kumar  has  declared
 unauthorised  colonies  of  Delhi  as  regularised.  When  Parliament  is  in  Session,  such  a  major  policy  decision

 concerning  the  national  Capital  should  have  been  announced  on  the  floor  of  the  House  and  also  the  concurrence

 of,  and  consultation  with,  the  State  Government  should  have  taken  place.  Nothing  of  this  kind  has  taken  place.
 Such  a  kind  of  political  manipulation  outside  the  House  is  not  approved.  This  is  very  unfair.

 डॉ.  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  (वैशाली)  :  हमारे  इसी  आशय  के  नोटिस  को  बाद  में  लेंगे?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपका  नम्बर  आयेगा  तो  मैं  समय  दूंगा  ।


